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25 मार्च, 2025 को उत्तर के ललए 

इस्पात उत्पादन में आत्मननभचरता     

4034.   श्री दलूु महतो: 

क् या इस् पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक :  

(क) क्या सरकार द्वारा भारत को इस्पात उत्पादन में आत्मननभभर बनाने के लक्ष्य को सहायता 
प्रदान करने के ललए कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं; 

(ख) सरकार द्वारा झारखंड के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और लघु इस्पात उत्पादकों को 
वैश्ववक बाजार में प्रनतस्पर्ाभ करने में ककस प्रकार सहायता ककए जाने की संभावना है;  

(ग) भावी नीनतयों में ग्रीन स्टील और संवहनीयता को ककस प्रकार शालमल ककए जाने की संभावना 
है; और  

(घ) सरकार द्वारा इस संबरं् में क्या कदम उठाए गए हैं?  

उत्तर 

इस्पात राज्य मांत्री              (श्री भूपनतराजू श्रीननवास वमाच) 
 

(क) और (ख): इस्पात एक ननयंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र को बढावा देने के ललए 
अनुकूल नीनतगत वातावरण तैयार कर एक सुववर्ाप्रदाता के रूप में कायभ करती है। सरकार ने भारत 
को इस्पात उत्पादन में आत्मननभभर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा झारखंड सहहत देश के 
एमएसएमई, छोटे इस्पात उत्पादकों की सहायता के ललए कच्चे माल की सुरक्षा में सुर्ार, अनुसंर्ान 
एवं ववकास गनतववधर्यों को बढाने, आयात पर ननभभरता और उत्पादन लागत को कम करने के ललए 
ननम्नललखखत उपाय ककए हैं: 

i.  ‘मेड इन इंडडया’ स्टील का संवद्भर्न एवं ननवेशों को बढाना:  

क. सरकारी अधर्प्राश्प्त के ललए ‘मेड इन इंडडया’ स्टील को बढावा देने के ललए घरेलू स्तर पर 
ववननलमभत लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीनत का कायाभन्वयन।  

ख. देश के भीतर मूल्यवधर्भत इस्पात के ववननमाभण को बढावा देने और पंूजीगत ननवेशों को 
आकवषभत कर आयात को कम करने हेतु ववशेष इस्पात के ललए उत्पादन संबद्र् प्रोत्साहन 
(पीएलआई) योजना को शुरू करना। 

ग. कें द्रीय बजट में अवसंरचना ववस्तार पर जोर हदया गया है श्जससे इस्पात की खपत में 
वदृ्धर् हुई है।  
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ii. कच् ची सामग्री की उपलब् र्ता में सुर्ार करना तथा कच् ची सामग्री की लागत में कमी करना:  

क. फेरो-ननकेल नामक कच् ची सामग्री पर आर्ारभूत सीमा शुल् क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर 
शून् य कर हदया गया है श्जससे यह शुल् क-मुक् त हो गई है। 

ख. बजट, 2024 में फेरस स् रैप पर बीसीडी छूट को 31.03.2026 तक जारी रखा गया है। 
ग. स् वदेशी रूप स ेउत् पाहदत फेरस स् रैप की उपलब् र्ता को बढाने के उद्देव य स ेइस् पात स् रैप 

पुनचभरण नीनत को अधर्सूधचत करना। 
घ. उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता के ललए गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्र्ता सुननश्वचत 

करने हेतु इस्पात गुणवत्ता ननयंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को लागू करके घरेलू बाजार में 
घहटया/दोषपूणभ इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रनतबंर् लगाना।  आदेश के अनुसार, 
यह सुननश्वचत ककया गया है कक अंनतम उपयोगकताभओं को केवल प्रासंधगक बीआईएस मानकों 
के अनुरूप गुणवत्ता वाले स्टील ही उपलब्र् कराए जाएं। 

(ग) और (घ):  इस्पात मतं्रालय ने ‘ग्रीननगं द स्टील सेक्टर इन इंडडया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान’ 
शीषभक से एक व्यापक ररपोटभ जारी की है, जो ग्रीन स्टील और सरं्ारणीयता के ललए रूपरेखा प्रदान 
करती है। 

******** 

 

 
 

 


